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जिसका उत्‍तर 16 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।
.....
बाढ़ के प्रभाव को कम करना    
1212. 
डा. टी. सुब्‍बारामी रेड्डी : 

क्‍या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(1) क्‍या सरकार कतिपय नदी क्षेत्रों पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने संबंधी उपायों पर विचार कर रही है;

(2) यदि  हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(3) क्‍या सरकार भविष्‍य में सिंचाई के लिए अथवा बाढ़ के पानी का योजनाबद्ध विपथन करने के उद्देश्‍य से बड़े पैमाने पर जलाशयों के निर्माण पर विचार कर रही है; और 
(4) यदि  हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ?
उत्‍तर
जल संसाधन  मंत्री  (श्री  हरीश रावत) 

(क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्‍यों के कार्य क्षेत्र में आता है। तद्नुसार बाढ़ प्रबंधन की स्‍कीमों की आयोजना, अन्‍वेषण, तैयार करना और निष्‍पादन संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा उनकी स्‍वंय की प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। केन्‍द्र सरकार की भूमिका तकनीकी, सलाहकारी, उत्‍प्रेरक और प्रोन्‍नायक के रूप में होती है। राज्‍य सरकारों द्वारा उनके स्‍वयं के संसाधनों से बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के अतिरिक्‍त, केन्‍द्र सरकार भी नदी प्रबंधन, कटाव रोधन, बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी विकास, बाढ़ रोधन, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन संबंधी क्षतिग्रस्‍त निर्माण कार्यों, समुद्र कटाव रोधन और आवाह क्षेत्र उपचार संबंधी कार्यों के लिए विभिन्‍न राज्‍य सरकारों को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्‍द्रीय सहायता दे रही है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत XI वीं और XII वीं योजना के दौरान 30 नवम्‍बर, 2013 तक विभिन्‍न राज्‍यों को 3838.61 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है। 
(ग) और (घ) बड़े पैमाने पर जलाशयों का निर्माण कार्य, संबंधित राज्‍य सरकारों अथवा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। केन्‍द्रीय जल आयोग द्वारा रखे गए आंकड़ा आधार के अनुसार 4798 बड़े बांधों का निर्माण किया जा चुका है और 397 बड़े बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन बांधों के उद्देश्‍यों में बाढ़ उपशमन और सिंचाई लाभ भी शामिल है। 
***

